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2923.  श्री जगिम्बबका पालः  
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क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 

(क) क्या गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रत्यक्ष ववदेशी ननवेश (एफडीआई) में गगरावट आई है; 

(ख) यदद हाां, तो तत्सांबांधी ब्यौरा क्या है तथा ककतने एफडीआई प्रस्तावों का अनुमोदन ककया गया है और उक्त 
अवगध के दौरान वास्तववक एफ.डी.आई. आवक ककतनी है; 

(ग) देश में ननवेश पयाषवरण में सुधार के ललए सरकार द्वारा कौन से उपाय ककए गए है/ककए जाने का प्रस्ताव 
है; 

(घ) क्या सरकार का देश में ज्यादा ववदेशी ननवेश आकवर्षत करने हेतु एफ.डी.आई. नीनत की समीक्षा, ववशेर्कर 
फामाषस्युदटकल क्षेत्र में, कृवर् भूलम, बहु-स्तरीय ववपणन और प्रत्यक्ष बबक्री उद्योग में करने का प्रस्ताव है; 
और 

(ङ) यदद हाां, तो तत्सांबांधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ग्रामीण ववकास कायों और फामाषस्युदटकल कां पननयों सदहत 
ववलभन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसक प्रभाव के आकलन के ललए सरकार द्वारा कराए गए कोई अध्ययन, 
यदद हैं, तो क्या है?  

उत् तर 
वाणिज् य और उद्योग मंत्री 

(श्री पीयूष गोयल) 
 

(क): जी, नहीां। वपछले ववत्त वर्ष 2018-19 के दौरान, देश में 64.38 बबललयन अमरीकी डॉलर का 
अब तक का सबसे अगधक प्रत्यक्ष ववदेशी ननवेश (एफडीआई अांतवाषह) दजष हुआ है जो वपछले 
ववत्त वर्ष 2017-18 (60.97 बबललयन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 6 प्रनतशत अगधक है। 
इसके अलावा, अप्रैल 2019 (ववत्त वर्ष 2019-20) के उपलब्ध आांकड़ों के अनुसार, एफडीआई 
अांतवाषह के रूप में 6.95 बबललयन अमरीकी डॉलर की रालश सांसूगचत की गई है जो अप्रैल, 
2018 (6.77 बबललयन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 3 प्रनतशत अगधक रहा है।  



(ख): वपछले एक वर्ष और चाल ूवर्ष के दौरान एफडीआई अांतवाषह का ब्यौरा अनुमोददत (इसमें केवल 
सरकारी अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव शालमल हैं) और एफडीआई प्रस्तावों की सांख्या 
ननम्नानुसार हैिः 

 
क्र.सं. ववत्त वषध एफडीआई अंतवाधह की रालश 

(बबललयन अमरीकी डॉलर) * 
अनुमोदित एफडीआई 
प्रस्ताव (सं् या) 

1. 2018-19 64.38 59 

2. 2019-20  6.95 

(अप्रैल, 2019 तक) 

5 

(मई, 2019 तक) 

   (*)-आांकड़े अनांनतम है जजनका लमलान आरबीआई के अध्यधीन हैं। 
 

(ग) से (ङ): सरकार का प्रयास सक्षम और ननवेशक अनुकूल एफडीआई नीनत बनाने का रहा है। इसका 
आशय एफडीआई नीनत को और अगधक ननवेशक अनुकूल बनाना और इस नीनत की उन 
बाधाओां को दरू करना जो देश में ननवेश अांतवाषह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मौजूदा 
एफडीआई नीनत फे्रमवकष  ननर्ेध सूची की अवधारणा का पालन करता है जजसमें चुननांदा कुछ 
क्षेत्रों को छोड़कर, लाग ूकानूनों/ववननयमों, सुरक्षा और अन्य शतों के अध्यधीन स्वतिः मागष में 
100 प्रनतशत एफडीआई की अनुमनत देता है। एफडीआई नीनत की समीक्षा एक अनवरत 
प्रकक्रया है और एफडीआई नीनत व्यवस्था में समय-समय पर पररवतषन ककए जात ेहैं ताकक यह 
सुननजचचत ककया जा सके कक भारत आकर्षक ननवेश स्थल बना रहे। सांबांगधत मांत्रालय/ववभागों, 
राज्य सरकारों, शीर्ष उद्योग चैम्बसष, सांघों और अन्य सांगननों सदहत दहतधारकों के साथ 
उनकी राय/दटप्पणणयों पर गहन ववचार ववमशष करने के बाद ववलभन्न क्षेत्रों में अांशाककत तरीके 
से एफडीआई को अनुमनत लमलती है। तथावप, सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीां कराया 
है। 

**** 


